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रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर $1 बिलियन 
का फंड
संदर्भ

•	 सरकार ने दशे की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए 1 
बिलियन डॉलर का कोष स्थापित करने का निर्णय लिया ह।ै

	� और, लगभग 400 करोड़ के कोष से मुबंई में प्रथम 
भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) 
स्थापित किया जा रहा ह।ै

रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या है?

•	 ऑरेंज इकॉनमी के नाम से भी जानी जाने वाली 
रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक ज्ञान-संचालित आर्थिक 
प्रणाली को संदर्भित करती ह,ै जहाँ रचनात्मकता और 
बौद्धिक पूँजी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दतेी ह।ै 
इसमें शामिल हैं:

	� रचनात्मकता के आधार पर वस्तुओ ंऔर सेवाओ ं
का निर्माण, उत्पादन और वितरण।

	� फिल्म, संगीत, फैशन, गेमिगं, सॉफ्टवेयर विकास 
और विज्ञापन जैसे उद्योगों में बौद्धिक संपदा का 
मदु्रीकरण।

•	 मुख्य विशेषताए:ँ

	� ज्ञान-आधारित आर थ्िक गतिविधि: रचनात्मकता 
शिक्षा, प्रशिक्षण या विरासत में मिल पारंपरिक 
कौशल के माध्यम से विकसित होती ह।ै

	� मौलिकता और बौद्धिक सपंदा: कॉपीराइट, पेटेंट 
और ट्रेडमार्क  के माध्यम से विचारों का मदु्रीकरण।

	� प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूलता: AI, स्वचालन 
और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ निरंतर विकास।

	� सांस क्ृ तिक और आर थ्िक मूल्य शंृखला: विचारों 
को वाणिज्यिक उत्पादों और सेवाओ ंमें बदल दिया 
जाता ह।ै

रचनात्मक अर्थव्यवस्था का महत्त्व

•	 आर थ्िक योगदान:

	� वैश्विक राजस्व और रोजगार सजृन: गोल्डमनै 
सैक्स का अनमुान ह ै कि वैश्विक बाजार 2023 

में $250 बिलियन से बढ़कर 2027 तक $480 
बिलियन हो जाएगा और विश्व भर में लगभग 50 
मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा

	� निर्यात क्षमता: बॉलीवडु, IT सेवाओ,ं फैशन और 
हस्तशिल्प सहित भारतीय रचनात्मक क्षेत्रों में बहुत 
बड़ा निर्यात बाजार ह।ै

	� स्पिलओवर प्रभाव: आतिथ्य, पर्यटन और खदुरा 
क्षेत्रों को बढ़ावा दतेा ह।ै

•	 सामाजिक और सांस क्ृ तिक प्रभाव:

	� युवा और महिला सशक्तीकरण: रचनात्मक 
अर्थव्यवस्था की 23% रोजगार 15-29 वर्ष की 
आय ुके यवुाओ ंके पास हैं, और महिलाए ँ45% 
रचनात्मक व्यवसायों पर आधिपत्य करती हैं।

	� सांस क्ृ तिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर: भारतीय 
सिनेमा, व्यंजन, योग और साहित्य वैश्विक प्रभाव 
को बढ़ाते हैं।

	� स्थायित्व और हरित अर्थव्यवस्था: रचनात्मकता 
प्राकृतिक शोषण के बजाय बौद्धिक संसाधनों पर 
निर्भर करती ह।ै

•	 नवाचार और प्रौद्योगिकी में भूमिका:

	� स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा 
देता है: YouTubers, सामग्री निर्माता और AI-
संचालित कला का विकास।

	� तकनीकी प्रगति का समर्थन: AI और आभासी 
वास्तविकता (वी.आर.) कला, गेमिगं और इमर्सिव 
अनभुवों को फिर से परिभाषित करते हैं।

चुनौतियाँ

•	 डिजिटल और बुनियादी ढाँचे में कमी: 

	� सीमित ग्रामीण डिजिटल पहुचँ: ग्रामीण भारत 
के केवल 41% हिस्से में इटंरनेट कनेक्टिविटी ह,ै 
जो डिजिटल सामग्री निर्माण को सीमित करता ह।ै 

	� साइबर सरुक्षा जोखिम: डिजिटल परिसंपत्तियों, 
NFTs और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए खतरा। 

•	 आर थ्िक और नीतिगत बाधाए:ँ 

	� कमज़ोर बौद्धिक सपंदा अधिकार ( IPR): 
भारत में पेटेंट प्रक्रिया में 58 महीने लगते हैं, जबकि 
चीन में 20 महीने लगते हैं। 
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	� बाजार विखंडन: रचनात्मक उत्पादों के लिए 
संगठित उद्योग संरचना और वितरण प्लेटफ़ॉर्म की 
कमी। 

	� वित्त तक सीमित पहुचँ: रचनात्मक क्षेत्र में कुछ 
MSMEs और स्टार्टअप को औपचारिक ऋण या 
निवेश मिलता ह।ै 

•	 सामाजिक और करियर बाधाए:ँ 
	� पारंपरिक करियर प्राथमिकताए:ँ चिकित्सा 

या इजंीनियरिंग की तलुना में रचनात्मक क्षेत्रों को 
अस्थिर माना जाता ह।ै 

	� जागरूकता और मान्यता की कमी: भारत के 
सांस्कृति क और रचनात्मक उद्योगों की सीमित 
वैश्विक ब्रांडिग।

आगे की राह: भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को 
मजबूत करना

•	 भारतीय ससं क्ृ ति का वैश्विक स्तर पर विस्तार: 
व्यापार मलेों और सांस्कृति क उत्सवों के माध्यम से 
अतंर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फिल्मों, कलाओ ंऔर 
फैशन को बढ़ावा दनेा। 

	� हस्तशिल्प, डिजिटल कला और एनिमशेन के 
निर्यात को बढ़ावा दनेा। 

•	 वित्तीय और नीतिगत सहायता: रचनात्मक MSMEs 
के लिए क्रेडिट  गारंटी और क्राउडफंडिग पोर्टल लॉन्च 
करना। 

	� डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और गेम डेवलपर्स के लिए 
स्टार्टअप प्रोत्साहन प्रदान करना। 

•	 बौद्धिक सपंदा सरंक्षण को मजबूत करना: 
रचनात्मक कार्यों की सरुक्षा के लिए तेज़ पेटेंट और 
कॉपीराइट प्रोसेसिंग। 

•	 क्रिएटिव हब और जिल स्थापित करना: स्थानीय 
कलाकारों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 

टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्रिएटिव जिल विकसित 
करना। 

•	 कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा: उच्च शिक्षा 
में डिजिटल डिज़ाइन, AI और डिजिटल मार्के टिग 
पाठ्यक्रमों को एकीकृत करना। 

•	 AI और उभरती हुई प्रौद्योगिकी शासन: डिजिटल 
कला, संगीत और सामग्री के लिए AI-आधारित 
कॉपीराइट नीतियाँ विकसित करना। 

	� डिजिटल क्रिएशन और NFT को सरुक्षित करने के 
लिए ब्लॉकचने का उपयोग करना।

Source: IE

CAG नियुक्ति प्रक्रिया पर याचिका
समाचार में

•	 सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करने 
वाले कें द्र के भारत के नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
की नियकु्ति के एकमात्र विशषेाधिकार को चनुौती दनेे 
वाली याचिका की जाँच कर रहा ह।ै
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

•	 संघ, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओ ं की 
वित्तीय जवाबदहेी की दखेरेख में CAG की महत्त्वपरू्ण 
भमूिका होती ह।ै

•	 सवैंधानिक प्रावधान:

	� अनुच छ्ेद 148: CAG की नियकु्ति राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती ह ैऔर उसे केवल उसी तरह हटाया जा 
सकता ह ैजैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 
हटाया जाता ह।ै

	� CAG के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें संसद 
द्वारा निर्धारित की जाती हैं और एक बार नियकु्त 
होने के बाद उन्हें उनके नकुसान के लिए नहीं 
बदला जा सकता ह।ै

	� पद छोड़ने के बाद CAG किसी भी अन्य पद 
के लिए अयोग्य ह।ै

	� अनुच छ्ेद 149: CAG काननू द्वारा निर्धारित 
अनसुार संघ और राज्यों दोनों के खातों की लेखा 
परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार ह।ै

	� यह संविधान के अधिनियमन से पहले भारत 
के महालेखा परीक्षक द्वारा पहले निभाई गई 
जिम्मेदारियों को जारी रखता ह।ै

	� अनुच छ्ेद 150: संघ और राज्यों के खातों को रखने 
का प्रारूप CAG की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति 
द्वारा निर्धारित किया जाता ह।ै

	� अनुच छ्ेद 151: संघ के खातों पर CAG की लेखा 
परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती ह,ै जो 
सनुिश्चित करते हैं कि उन्हें संसद के समक्ष रखा जाए।

	� राज्य के खातों के लिए, रिपोर्ट संबंधित 
राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती ह ैऔर राज्य 
विधानमडंल के समक्ष रखी जाती ह।ै

	� अनुच छ्ेद 279: CAG करों और शलु्कों की “शदु्ध 
आय” को प्रमाणित करता ह,ै और इसका प्रमाणपत्र 
अतंिम होता ह।ै

हाल के मुद्दे  और चिताएँ 

•	 एक तर्क  यह ह ैकि कैग की कार्यकारी-नियत्रित नियकु्ति 
प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती ह।ै

	� कार्यकारिणी कैग की स्वतंत्रता पर नियत्रण कर 
सकती ह,ै जिससे एक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ प्रहरी के 
रूप में इसकी भमूिका कमज़ोर हो जाती ह।ै

•	 हाल ही में कैग के काम से जडु़ी समस्याओ ंपर प्रकाश 
डाला गया, जिसमें ऑडिट में दरेी, कें द्र सरकार के ऑडिट 
में गिरावट और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।

•	 यह चनुौती हाल ही में कैग की उन रिपोर्टों के बीच 
उत्पन्न हुई ह,ै जिनमें सार्वजनिक निधि प्रबंधन में 
अनियमितताओ ं को उजागर किया गया ह,ै जैसे कि 
दिल्ली की आबकारी नीति और उत्तराखडं के प्रतिपरूक 
वनरोपण निधि प्रबंधन से संबंधित अनियमितताए।ँ

	� इन रिपोर्टों ने कैग और कार्यकारी के बीच तनाव 
को भी जन्म दिया ह,ै विशषे रूप से रिपोर्टों के समय 
और प्रस्तुतिकरण को लेकर।

प्रस्तावित सुधार

•	 CAG और कार्यपालिका के बीच तनाव को दरू करने 
के लिए प्रस्तावों में CAG के लिए एक अलग चयन 
समिति की स्थापना करना शामिल ह।ै 

•	 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना 
और बहु-सदस्यीय निकाय को शामिल करने के लिए 
लेखापरीक्षा संरचना में सधुार करना। 

•	 इसके अतिरिक्त, आलोचकों ने सझुाव दिया ह ै कि 
ऑस्ट्रेलिया और अमरेिका जैसे संघीय दशेों की तरह 
राज्यों के लिए अलग-अलग लेखापरीक्षा निकाय बनाने 
से प्रणाली में सधुार करने में सहायता मिल सकती ह।ै 

•	 ऐसे सझुाव भी हैं कि राष्ट्रपति को गैर-पक्षपाती चयन 
समिति के परामर्श से CAG की नियकु्ति करनी चाहिए, 
जिसमें प्रधानमतं्री, विपक्ष के नेता और भारत के मखु्य 
न्यायाधीश शामिल हों।

निष्कर्ष

•	 भारत के लोकतांत्रिक ढाँच े में CAG एक महत्त्वपरू्ण 
संस्था बनी हुई ह,ै लेकिन वर्तमान मदु्दों को संबोधित 
करने के लिए एक संतलुित दृष्टिकोण की आवश्यकता ह ै
जो इसकी संवैधानिक अनिवार्यता का सम्मान करते हुए 
इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सनुिश्चित करे।

Source: TH
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भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता
संदर्भ

•	 भारत में मतदाता धोखाधड़ी, राजनीति का अपराधीकरण 
और धन-बल के प्रभाव जैसी चनुौतियों से निपटने के 
लिए चनुाव सधुारों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई ह।ै

वर्तमान चुनाव प्रणाली में प्रमुख चुनौतियाँ

•	 राजनीति का अपराधीकरण: बड़ी संख्या में निर्वाचित 
प्रतिनिधि आपराधिक आरोपों का सामना कर रह े हैं, 
जिससे राजनीतिक प्रणाली की अखडंता पर चितंा 
उत्पन्न हो रही ह।ै

	� एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटि क रिफॉर्म्स (ADR) की 
रिपोर्ट के अनसुार, सांसदों और विधायकों का एक 
बड़ा हिस्सा ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामल 
लंबित हैं।

•	 धन-शक्ति का प्रभाव: अत्यधिक चनुावी व्यय 
और राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी 
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती ह।ै

	� अभियान वित्तपोषण में व्यय को सीमित करने 
और जवाबदहेी को बढ़ावा दनेे के लिए सधुारों की 
आवश्यकता ह।ै

•	 मतदाता धोखाधड़ी और मतदाता सचूी के मुद्दे: 
डुप्लिकेट मतदाता पहचान-पत्र और मतदाता सचूी में 
हरेाफेरी के आरोप मतदाता सचूियों की अखडंता को 
बनाए रखने के लिए मजबतू तंत्र की आवश्यकता को 
उजागर करते हैं।

•	 प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग: यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मतिग 
मशीन (EVMs) और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर 
ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) ने दक्षता बढ़ाई ह,ै उनकी 
सरुक्षा और पारदर्शिता के बारे में चितंाए ँबनी हुई हैं।

	� सधुार सत्यापन प्रक्रियाओ ंमें सधुार करके इन मदु्दों 
को संबोधित कर सकते हैं।

•	 अनुचित अभियान अभ्यास: अभियान के दौरान 
विभाजनकारी बयानबाजी, झठेू दावे और जाति या 
सांप्रदायिक पहचान की अपील का उपयोग लोकतंत्र की 
भावना को कमजोर करता ह।ै

	� नैतिक अभियान सनुिश्चित करने के लिए सख्त 
नियमों की आवश्यकता ह।ै

•	 फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम (FPTP) और 
प्रतिनिधित्व के मुद्दे: भारत FPTP प्रणाली का पालन 
करता ह,ै जहां सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार 
जीतता ह,ै भले ही उसे परू्ण बहुमत न मिले।

	� इससे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ केवल 
30-40% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार परेू 
निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता ह,ै जिससे 
सच्चे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बारे में चितंाए ँ
उत्पन्न होती हैं।

•	 परिसीमन और प्रतिनिधित्व: इसने क्षेत्रों के बीच, 
विशषे रूप से दक्षिणी राज्यों के बीच राजनीतिक सत्ता में 
संभावित बदलावों के बारे में चितंाए ँउत्पन्न कीं।

भारत में हाल के प्रमुख चुनाव सुधार

•	 52वाँ सशंोधन अधिनियम (1985): दलबदल विरोधी 
काननू और संविधान में दसवीं अनसुचूी की शरुूआत, 
जिसका उद्देश्य दलबदल करने वालों को सार्वजनिक पद 
धारण करने से अयोग्य ठहराकर राजनीतिक दलबदल 
पर अकुंश लगाना था।
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	� 91वां सवंिधान सशंोधन अधिनियम (2003): 
इसका उद्देश्य मतं्रिपरिषदों के आकार को सीमित 
करके और दलबदल विरोधी काननूों को लाग ूकरके 
राजनीतिक दलबदल पर अकुंश लगाना था।

•	 61वाँ सवंिधान सशंोधन अधिनियम (1988): 
मतदान की आय ु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, 
लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार करना।

•	 73वाँ सवंिधान सशंोधन अधिनियम (1992): 
पंचायतों को संस्थागत बनाकर, प्रत्यक्ष चनुाव सनुिश्चित 
करके और हाशिए पर पड़े समदुायों और महिलाओ ं
के लिए आरक्षित सीटों के ज़रिए स्थानीय शासन को 
मज़बतू किया गया।

•	 EVMs की शुरूआत: मतदान प्रक्रिया की दक्षता में 
सधुार करने और चनुावी धोखाधड़ी को कम करने के 
लिए, भारतीय चनुावों में EVMs की शरुुआत की गई।

•	 चुनाव व्यय की सीमा: उम्मीदवारों के बीच निष्पक्ष 
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दनेे के लिए चनुाव व्यय पर सीमाए ँ
निर्धारित की गई हैं।

•	 नोटा (इनमें से कोई नहीं) का प्रावधान: 2013 में 
प्रारंभ किया गया, नोटा विकल्प मतदाताओ ंको सभी 
उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनमुति प्रदान 
करता ह,ै अगर उन्हें कोई भी उम्मीदवार उपयकु्त नहीं 
लगता।

•	 व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी 
(SVEEP): यह मतदाता शिक्षा और चनुावों में 
भागीदारी को बढ़ावा दनेे के लिए ECI का एक प्रमखु 
कार्यक्रम ह।ै

•	 एक राष्ट्र, एक चुनाव: यह लागत और शासन संबंधी 
व्यवधानों को कम करने के लिए लोकसभा और राज्य 
विधानसभाओ ं के लिए एक साथ चनुाव कराने का 
समर्थन करता ह।ै 

•	 परिसीमन अभ्यास: नई जनसंख्या डेटा के आधार पर 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की 
योजना का उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सनुिश्चित करना ह।ै

प्रस्तावित चुनाव सुधार

•	 राजनीति का अपराधीकरण समाप्त करना: सर्वोच्च 
न्यायालय ने राजनीति को अपराधीकरण से मकु्त करने 
की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया ह।ै 

	� गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों 
को अयोग्य ठहराना और राजनेताओ ं के विरुद्ध 
मामलों की त्वरित सनुवाई से चनुावी प्रक्रिया की 
विश्वसनीयता बढ़ सकती ह।ै 

•	 राजनीतिक फंडिगं में पारदर्शिता: चनुावों के लिए 
राज्य द्वारा फंडिग और दान के अनिवार्य प्रकटीकरण 
जैसे उपायों को लाग ूकरने से धन-शक्ति का प्रभाव कम 
हो सकता ह।ै 

•	 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली: FPTP प्रणाली 
को आनपुातिक प्रतिनिधित्व मॉडल से बदलने या 
संशोधित करने से विविध राजनीतिक विचारधाराओ ं
का अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सनुिश्चित हो सकता ह।ै 

	� यह प्रमखु दलों के एकाधिकार को कम करने और 
चनुावों को अधिक समावेशी बनाने में सहायता कर 
सकता ह।ै 

•	 भारत के चुनाव आयोग (ECI) को मजबूत बनाना: 
चनुाव आयोग को चनुावी कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई 
करने के लिए अधिक स्वायत्तता और काननूी अधिकार 
दिया जाना चाहिए।

	� चनुाव आयकु्तों की नियकु्ति की प्रक्रिया पारदर्शी 
और राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होनी चाहिए।

•	 मतदाता सत्यापन को मजबूत करना: आधार को 
मतदाता पहचान-पत्रों से जोड़ना, गोपनीयता संबंधी 
चितंाओ ंको संबोधित करते हुए, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को 
समाप्त करने और सटीक मतदाता सचूी सनुिश्चित करने में 
सहायता कर सकता ह।ै
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•	 राजनीतिक दलों में अनिवार्य आंतरिक लोकतंत्र: 
राजनीतिक दलों के अन्दर लोकतांत्रिक कामकाज 
सनुिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 
संशोधन किया जाना चाहिए।

	� नए और गतिशील नेततृ्व को बढ़ावा दनेे के लिए 
पार्टियों के अन्दर नियमित चनुाव और नेततृ्व पदों 
के लिए कार्यकाल सीमा को अनिवार्य किया जाना 
चाहिए।

•	 EVM और VVPAT सिस्टम में सधुार: यादृच्छिक 
ऑडिट आयोजित करना और VVPAT सत्यापन के 
लिए नमनूा आकार बढ़ाना मतदान प्रक्रिया में जनता का 
विश्वास बढ़ा सकता ह।ै

•	 अभियान प्रथाओ ं को विनियमित करना: अभद्र 
भाषा, गलत सचूना एवं अनैतिक प्रथाओ ंके लिए सख्त 
दडं लाग ूकरना निष्पक्ष और मदु्दा-आधारित अभियान 
को बढ़ावा द ेसकता ह।ै

•	 एक राष्ट्र, एक चुनाव: संघवाद और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व 
पर इसके प्रभाव के बारे में चितंाए ँबनी हुई हैं।

सिफारिशें: समितियाँ और आयोग

•	 दिनेश गोस्वामी समिति (1990): चनुाव व्यय, 
मतदाता पहचान पत्र और पारदर्शी राजनीतिक फंडिग 
पर।

•	 इदं्रजीत गुप्ता समिति (1998): चनुावों के लिए राज्य 
द्वारा फंडिग का समर्थन किया।

•	 वोहरा समिति (1993): भारत में राजनीति का 
अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओ ं एवं 
नौकरशाहों के बीच सांठगांठ।

	� CBI, IB, RAW सहित एजेंसियों ने सर्वसम्मति 
से अपनी राय व्यक्त की थी कि आपराधिक नेटवर्क  
वस्तुतः एक समानांतर सरकार चला रहा ह।ै

•	 भारत के विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट: इसमें 
कहा गया ह ैकि 2004 के बाद से 10 वर्षों में, राष्ट्रीय 
या राज्य चनुाव लड़ने वाले 18% उम्मीदवारों के विरुद्ध 
आपराधिक मामल (व्यापक आपराधिक पषृ्ठभमूि) थे।

•	 राम नाथ कोविंद पैनल: इसने एक नया अनचु्छेद 82A 
और अनचु्छेद 327 में संशोधन सहित 15 संशोधनों का 
सझुाव दिया।

	� इसका समर्थन चनुाव आयोग ने 1983 में ही 
कर दिया था।

•	 टीएस कृष्ण मूर्ति: इसने चनुाव फंडिग के विकल्प के 
रूप में ‘राष्ट्रीय चनुाव कोष’ का सझुाव दिया ह।ै

निष्कर्ष

•	 भारत के लोकतांत्रिक संरचना की रक्षा के लिए चनुाव 
सधुार न केवल आवश्यक हैं, बल्कि अत्यावश्यक भी हैं।

•	 प्रणालीगत चनुौतियों का समाधान करके तथा 
पारदर्शिता, जवाबदहेी और समावेशिता सनुिश्चित करके, 
ये सधुार चनुावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबतू 
कर सकते हैं।

•	 वास्तविक प्रतिनिधि लोकतंत्र के सपने को साकार करने 
के लिए चनुाव आयोग, राजनीतिक दलों और नागरिक 
समाज को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास 
आवश्यक ह।ै

Source: TH

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी
समाचार में

•	 सचूना प्रौद्योगिकी (IT) प्रमखु इफंोसिस भारत के 
अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवसरों पर नजर टिकाए हुए 
ह ैऔर उसने उपग्रहों के निर्माण एवं प्रक्षेपण के लिए एक 
दावेदार के रूप में अपना नाम आगे किया ह।ै

परिचय

•	 भारत के अतंरिक्ष क्षेत्र पर पारंपरिक रूप से इसरो का 
दबदबा रहा ह,ै लेकिन हाल के नीतिगत बदलावों से यह 
क्षेत्र निजी उद्यमों और स्टार्टअप के लिए खलु रहा ह।ै

•	 भारतीय अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था आगामी पाँच वर्षों में 
48% CAGR से बढ़कर $50 बिलियन तक पहुचँने 
की संभावना ह।ै

•	 भारतीय अतंरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण का उद्देश्य नवाचार 
को बढ़ावा दनेा, निजी निवेश को आकर्षित करना, 
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आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक अतंरिक्ष 
शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मज़बतू करना ह।ै

•	 IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अतंरिक्ष संवर्धन और 
प्राधिकरण कें द्र) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम ह,ै 
जो निजी उद्यमों को उपग्रह प्रक्षेपण, अतंरिक्ष-आधारित 
सेवाओ ंऔर यहाँ तक कि गहरे अतंरिक्ष मिशनों में भाग 
लेने में सक्षम बनाता ह।ै

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण क्यों आवश्यक 
है?

•	 अंतरिक्ष-आधारित सेवाओ ंकी बढ़ती मांग: भारत 
का अतंरिक्ष उद्योग तीव्रता से बढ़ रहा ह,ै उपग्रह-
आधारित सेवाओ ंकी मांग इसरो की क्षमता से अधिक 
ह।ै 

	� उपग्रह संचार, रिमोट सेंसिग और भ-ूस्थानिक 
खफुिया जानकारी की माँग को परूा करने के लिए 
निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक ह।ै

•	 आयात निर्भरता कम करना: अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी में 
भारत की आयात लागत उसके निर्यात (2022-23) से 
12 गनुा अधिक ह।ै प्रमखु आयातित वस्तुओ ंमें उच्च 
शक्ति वाले कार्बन फाइबर, अतंरिक्ष-योग्य सौर सेल और 
इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं। 

	� निजी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से स्वदशेी 
अतंरिक्ष-ग्रेड सामग्री विकसित करने में मदद मिल 
सकती ह।ै

•	 इसरो को मुख्य मिशनों पर ध्यान कें द्रित करने के 
लिए स्वतंत्र करना: निजीकरण इसरो को अतंरग्रहीय 
मिशनों, अतंरिक्ष अनसुंधान और राष्ट्रीय सरुक्षा 
परियोजनाओ ंपर ध्यान कें द्रित करने की अनमुति दतेा ह।ै 

	� निजी खिलाड़ी वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण और 
अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी के परिचालन पहलओु ं को 
अपने हाथ में ले सकते हैं। 

•	 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना: संयकु्त राज्य 
अमरेिका, रूस और चीन जैसे दशेों ने लागत कम करने 
और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी उद्यमों का सफलतापरू्वक 
लाभ उठाया ह।ै

	� स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एरियनस्पेस जैसी 
कंपनियों ने अतंरिक्ष व्यावसायीकरण को बदल 
दिया ह।ै 

	� भारत की निजी अतंरिक्ष फर्मों को वैश्विक स्तर पर 
प्रतिस्पर्धा करने और 450 बिलियन डॉलर की 
वैश्विक अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दनेे के 
लिए विकसित होना चाहिए।

•	 भारत की मानव पूजँी का उपयोग: भारत प्रत्येक वर्ष 
1.5 मिलियन से अधिक इजंीनियर तैयार करता ह।ै 

	� भारत की अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था 48% CAGR 
से बढ़ने और 2028 तक 50 बिलियन डॉलर तक 
पहुचँने की संभावना ह।ै 

•	 जोखिम साझा करना: अतंरिक्ष अन्वेषण में उच्च 
लागत और जोखिम शामिल हैं। सार्वजनिक-निजी 
भागीदारी (PPP) लागत वितरित कर सकती ह,ै जिससे 
सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो सकता ह।ै

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण में प्रमुख सुधार

•	 भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: निजी फर्मों को उपग्रह 
प्रक्षेपण, अनसुंधान एवं विकास तथा अन्वेषण में संलग्न 
होने की अनमुति दतेी ह।ै

•	 IN-SPACe की स्थापना: निजी क्षेत्र की भागीदारी 
को विनियमित करने और उसे सवुिधाजनक बनाने के 
लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करती ह।ै

	� निजी खिलाड़ियों को इसरो की प्रक्षेपण सवुिधाओ,ं 
अनसुंधान एवं विकास कें द्रों तथा उपग्रह डेटा तक 
पहुचँ प्रदान करती ह।ै

•	 न्यूस्पेस इडंिया लिमिटेड (NSIL) का निर्माण: यह 
इसरो के वाणिज्यिक संचालन, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण और 
ट्रांसपोंडर लीजिग को संभालता ह।ै 

	� निजी कंपनियों के साथ साझदेारी के माध्यम से 
इसरो की प्रौद्योगिकियों के मदु्रीकरण पर ध्यान 
कें द्रित करता ह।ै 

•	 FDI नीति सधुार: उपग्रह निर्माण और संचालन में 
74% प्रत्यक्ष विदशेी निवेश (FDI) की अनमुति ह।ै 
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	� लॉन्च वाहनों, स्पेसपोर्ट और संबंधित प्रणालियों में 
49% FDI की अनमुति ह।ै

•	 अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन: भारत में 200 से 
अधिक अतंरिक्ष स्टार्टअप कार्य कर रह ेहैं, जो प्रक्षेपण 
वाहन, उपग्रह सेवाए ं और अतंरिक्ष अनपु्रयोगों का 
विकास कर रह ेहैं।

	� विक्रम-एस रॉकेट: भारत का प्रथम निजी रॉकेट, 
जिसे स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया।

	� अग्निकुल कॉसमॉस: विश्व का प्रथम 3डी-प्रिंटड 
रॉकेट इजंन विकसित किया।

	� वनवेब इडंिया: सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओ ं के 
लिए IN-SPACe द्वारा स्वीकृत पहली कंपनी।

•	 वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना: भारतीय 
कंपनियाँ ज्ञान साझा करने के लिए अतंर्राष्ट्रीय अतंरिक्ष 
एजेंसियों और निगमों के साथ साझदेारी कर सकती हैं।

	� उदाहरण: संयकु्त चदं्र और मगंल मिशन के लिए 
नासा और JAXA के साथ इसरो का सहयोग।

	� अटल टिकरिंग लैब (ATL) स्पेस चैलेंज: 
अतंरिक्ष नवाचार में स्कूल ी छात्रों को प्रोत्साहित 
करता ह।ै

निजी क्षेत्र की भागीदारी में चुनौतियाँ और चिताएं

•	 विनियामक और कानूनी खामियाँ: निजी क्षेत्र 
के संचालन को नियत्रित करने के लिए कोई समर्पित 
अतंरिक्ष काननू नहीं ह।ै

	� विनियमों की बहुलता (इसरो, DoS, NSIL, 
एटं्रिक्स, IN-SPACe) नौकरशाही बाधाओ ं का 
कारण बनती ह।ै

•	 राष्ट्रीय सरुक्षा जोखिम: निजी भागीदारी में वदृ्धि के 
कारण संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जोखिम।

	� उपग्रह डेटा की सरुक्षा के लिए सख्त साइबर सरुक्षा 
नीतियों की आवश्यकता ह।ै

•	 बौद्धिक सपंदा (IP) मुद्दे: अतंरिक्ष प्रौद्योगिकियों के 
लिए स्पष्ट IP काननूों की कमी निजी अनसुंधान और 
विकास को हतोत्साहित कर सकती ह।ै

	� निजी फर्मों को प्रौद्योगिकी रिसाव या इसरो के 
अनसुंधान के दरुुपयोग का भय ह।ै

•	 वित्त पोषण और निवश बाधाए:ँ अतंरिक्ष 
परियोजनाओ ं के लिए उच्च पूँजी निवेश और लंबी 
ऊष्मायन अवधि की आवश्यकता होती ह।ै

	� निजी निवेशक 5G और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में 
अल्पकालिक लाभ पसंद करते हैं।

•	 सरकारी बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता: निजी फर्म 
इसरो की लॉन्च सवुिधाओ,ं प्रयोगशालाओ ंऔर ग्राउंड 
स्टेशनों पर निर्भर हैं।

	� निजी बनुियादी ढाँच ेको विकसित करने की उच्च 
लागत स्वतंत्र विकास में बाधा डालती ह।ै

•	 बाजार सतंृप्ति और प्रतिस्पर्धा: क्षेत्र में बहुत अधिक 
खिलाड़ियों के प्रवेश से अस्थिरता हो सकती ह।ै

	� छोटे स्टार्टअप को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा 
करने में संघर्ष करना पड़ सकता ह।ै

•	 पर्यावरण और अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे: उपग्रह प्रक्षेपणों 
में वदृ्धि से अतंरिक्ष मलब की समस्याए ँऔर भी बदतर 
हो सकती हैं।

	� उपग्रहों की डीऑर्बिटिग और रीसाइकिलिंग को 
प्रबंधित करने के लिए स्थायी अतंरिक्ष नीतियों की 
आवश्यकता ह।ै

आगे की राह 

•	 अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम का अधिनियमन: 
निजी क्षेत्र की भमूिकाए,ँ दायित्व ढाँच े और निवेश 
नीतियाँ परिभाषित करना।

•	 स्वदेशी क्षमताओ ं का विकास: प्रणोदन प्रणाली, 
AI-संचालित उपग्रह तकनीक और 3D-मदु्रित घटकों 
के घरेल ूविनिर्माण में निवेश करना।

•	 निजी प्रक्षेपण अवसरंचना का निर्माण: इसरो पर 
निर्भरता कम करने के लिए निजी लॉन्चपैड और परीक्षण 
कें द्रों को प्रोत्साहित करना।

Source: BL
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इसरो ने SpaDeX सैटेलाइट को डॉक 
किया
समाचार में

•	 इसरो द्वारा दो उपग्रहों को अतंरिक्ष में सफलतापरू्वक 
स्थापित करने के लगभग दो महीने बाद, हाल ही में 
अनडॉकिग प्रक्रिया को अजंाम दिया गया।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

•	 इससे भारत, अमरेिका, रूस एवं चीन के बाद अतंरिक्ष 
डॉकिग और अनडॉकिग क्षमताओ ं का प्रदर्शन करने 
वाला चौथा दशे बन गया ह।ै

•	  इस क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, इसरो ने 30 दिसंबर, 
2024 को प्रायोगिक स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया।

स्पेस डॉकिग क्या है?

•	 स्पेस डॉकिग दो तेज़ गति से चलने वाले अतंरिक्ष यान 
को एक ही कक्षा में लाने, धीरे-धीरे उन्हें करीब लाने और 
उन्हें शारीरिक रूप से एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया ह।ै 

•	 यह एक अत्यधिक जटिल कार्य ह ैजिसके लिए सटीक 
नेविगेशन, स्वचालित नियत्रण और वास्तविक समय 
समायोजन की आवश्यकता होती ह।ै

यह महत्त्वपूर्ण क्यों  है?

•	 भारी अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाना: वजन की 
सीमाओ ं के कारण बड़े अतंरिक्ष यान को एक बार में 
लॉन्च नहीं किया जा सकता ह।ै 

	� डॉकिग से अतंर्राष्ट्रीय अतंरिक्ष स्टेशन (ISS) के 
समान कक्षा में मॉड्यलूर अतंरिक्ष यान असेंबली 
की अनमुति मिलती ह।ै 

•	 भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान के लिए महत्त्वपूर्ण: 
2035 तक भारत के नियोजित अतंरिक्ष स्टेशन पर 
अतंरिक्ष यात्रियों और आपरू्ति को ले जाने के लिए 
आवश्यक। 

	� गगनयान और भविष्य के चदं्र मिशनों के अतंर्गत 
भारत के चालक दल के चदं्र मिशन (2040 तक) 
के लिए महत्त्वपरू्ण। 

•	 चंद्र नमूना वापसी मिशनों का समर्थन करता है: 
चदं्रयान-4, चदं्रमा की मदृा और चट्टान के नमनेू वापस 

लाने के लिए भारत का भविष्य का मिशन, डॉकिग 
तकनीक पर निर्भर करेगा। 

•	 अंतरिक्ष में सर्विसिगं और रोबोटिक्स को आगे 
बढ़ाना: नए उपग्रहों को लॉन्च किए बिना कक्षा में 
उपग्रहों की मरम्मत, उन्नयन और ईधंन भरने में सक्षम 
बनाता ह।ै

भारत के अंतरिक्ष डॉकिग प्रयोग (SpaDeX) के बारे में

•	 उद्देश्य: अतंरिक्ष में डॉकिग, मलुाकात और अनडॉकिग 
क्षमताओ ंका प्रदर्शन करना।

•	 उपयोग किए गए उपग्रह:

	� SDX01 (चेज़र सैटेलाइट): सक्रिय रूप से लक्ष्य 
के पास पहुचँा और डॉक किया गया।

	� SDX02 (लक्ष्य सैटेलाइट): डॉकिग मॉड्यलू के 
रूप में कार्य किया।

•	 प्रक्षेपण वाहन: PSLV-C60

•	 कक्षा: 470 किमी वतृ्ताकार कक्षा

•	 विकसित: UR राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलरुु, 
अन्य ISRO कें द्रों के समर्थन से।

डॉकिग के बाद के अनुप्रयोग

•	 हाई-रेज़ोल्यूशन इमेजिग (SDX01): पथृ्वी 
अवलोकन छवियों को कैप्चर करना।

•	 मल्टी-स्पेक्ट्रल पेलोड (SDX02): प्राकृतिक 
संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करना।

•	 रेडिएशन मॉनिटरिंग (SDX02): भविष्य के मानव 
अतंरिक्ष मिशनों का समर्थन करने के लिए अतंरिक्ष 
विकिरण का अध्ययन करना।

Source: IE

भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग बढ़ाने पर 
सहमत
समाचार में

•	 भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में अपनी 9वीं रक्षा 
नीति वार्ता आयोजित की।
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हाल की बैठक के मुख्य परिणाम

•	 समुद्री सरुक्षा और अंतर-सचंालन क्षमता में वृद्धि: 
दोनों राष्ट्र समदु्री क्षेत्र में जागरूकता और पारस्परिक 
सचूना साझा करने तथा AUSINDEX और मालाबार 
जैसे संयकु्त नौसैनिक अभ्यासों को मजबतू करने में 
सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। 

•	 रक्षा उद्योग और विज्ञान-प्रौद्योगिकी सहयोग: 
दोनों पक्षों ने रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह-विकास 
और सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन तथा उभरती 
प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर चर्चा की। 

•	 द्विपक्षीय सबंंधों से परे रणनीतिक साझेदारी को 
मजबूत करना: क्षेत्रीय और बहुपक्षीय ढाँच े के साथ 
संरेखण, जिसमें शामिल हैं:

	� क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA) – 
इडंो-पैसिफिक सरुक्षा ढाँच ेको मजबतू करना।

	� आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 
(ADMM-प्लस) – क्षेत्रीय सरुक्षा संवादों का 
विस्तार करना।

	� इडंियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) – 
समदु्री सरुक्षा और नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को 
बढ़ावा दनेा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी का महत्त्व

•	 रक्षा भागीदारी: 2020 में व्यापक रणनीतिक साझदेार 
बनने के बाद से ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने रक्षा 
संबंधों को मजबतू किया ह।ै प्रमखु माइलस्टोन में 
पारस्परिक रसद सहायता समझौता (2021) शामिल ह।ै 

•	 इडंो-पैसिफिक सरुक्षा और समुद्री रणनीति: इडंो-
पैसिफिक क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में चीन की मखुरता 
सहित बढ़ती सरुक्षा चनुौतियों का सामना कर रहा ह।ै 

	� भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों समदु्री शक्तियाँ, 
क्षेत्रीय स्थिरता सनुिश्चित करने के लिए नौसैनिक 
सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। 

•	 उभरते खतरों का मुकाबला करना: साइबर सरुक्षा, 
अतंरिक्ष सरुक्षा और हाइब्रिड यदु्ध की रणनीति प्रमखु 
चितंाए ँबन गई हैं। 

	� भारत और ऑस्ट्रेलिया इन चनुौतियों का मकुाबला 
करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचारों पर सहयोग 
कर रह ेहैं। 

•	 रक्षा व्यापार और उद्योग सहयोग का विस्तार: भारत 
की ‘मके इन इडंिया’ पहल ऑस्ट्रेलिया की रक्षा उद्योग 
विकास रणनीति के साथ संरेखित ह,ै जिससे निम्नलिखित 
क्षेत्रों में आपसी निवेश की अनमुति मिलती ह:ै

	� मिसाइल सिस्टम और रडार तकनीक

	� मानव रहित हवाई और नौसैनिक प्लेटफॉर्म

	� संयकु्त जहाज निर्माण परियोजनाएँ

•	 रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना और रक्षा 
सबंंधों में विविधता लाना: भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया 
की बढ़ती रक्षा साझदेारी अमरेिका और ब्रिटन जैसे 
पारंपरिक सहयोगियों पर उसकी निर्भरता को कम करती 
ह।ै

	� भारत को इडंो-पैसिफिक गठबधनों से लाभ मिलता 
ह,ै जो अमरेिका, फ्रांस और जापान के साथ उसके 
संबंधों को परूक बनाता ह।ै

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में चुनौतियाँ

•	 रक्षा खरीद और औद्योगिक क्षमताओ ंको सरेंखित 
करना: ऑस्ट्रेलिया का रक्षा उद्योग ऐतिहासिक रूप से 
पश्चिमी आपरू्तिकर्ताओ ं(USA, UK) के साथ अधिक 
संरेखित रहा ह,ै जिससे भारत के साथ प्रौद्योगिकी 
हस्तांतरण चनुौतीपरू्ण हो गया ह।ै 

•	 नौकरशाही और नीतिगत बाधाए:ँ रक्षा सहयोग को 
संयकु्त अनसुंधान और विकास परियोजनाओ ंएवं सैन्य 
रसद समझौतों के लिए तेज़ मजं़ूरी की आवश्यकता ह।ै 

	� सैन्य सिद्धांतों और रणनीतिक प्राथमिकताओ ं में 
अतंर के लिए मजबतू नीति समन्वय की आवश्यकता ह।ै 

•	 क्षेत्रीय भू-राजनीतिक जटिलताओ ं को नेविगेट 
करना: चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन - ऑस्ट्रेलिया 
की चीन पर विगत आर्थिक निर्भरता भारत के साथ 
अपनी इडंो-पैसिफिक रणनीति को परूी तरह से संरेखित 
करने में चनुौतियाँ उत्पन्न करती ह।ै

Source: TH
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संक्षिप्त समाचार

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध 
विषयगत सर्कि ट

संदर्भ

•	 पर्यटन मतं्रालय अपनी स्वदशे दर्शन (SD) योजना और 

तीर्थयात्रा पनुरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन 

अभियान (PRASHAD) योजना के माध्यम से भारत 

में बौद्ध पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा द ेरहा ह।ै

परिचय

•	 बौद्ध सर्किट  को स्वदशे दर्शन के अतंर्गत विकास के लिए 

विषयगत सर्किट ों में से एक के रूप में पहचाना गया ह।ै

•	 पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (ABS) 

अतंर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC), नई दिल्ली के सहयोग 

से आयोजित किया गया था, जिसमें एशियाई दशेों के 

बीच धार्मिक और सांस्कृति क सहयोग को बढ़ावा दिया 

गया।

बौद्ध पर्यटन और विकास पहल

•	 स्वदेश दर्शन योजना (SD)

	� प्रारभ: 2014-15.

	� उद्देश्य: परेू भारत में विषयगत पर्यटन सर्किट ों का 

एकीकृत विकास।

	� बौद्ध सर्कि ट: इस योजना के अतंर्गत विषयगत 

सर्किट ों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त ह।ै

	� वित्तपोषण: बनुियादी ढाँच े के विकास के लिए 

राज्य सरकारों/कें द्र शासित प्रदशेों को वित्तीय 

सहायता प्रदान करता ह।ै

•	 PRASHAD योजना (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और 

आध्यात्मिक विरासत सवंर्धन अभियान)

	� प्रारभ: 2014-15.

	� उद्देश्य: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दनेे के लिए 

तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों का विकास।

	� बौद्ध स्थलों पर ध्यान: महत्त्वपरू्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों 
पर कनेक्टिविटी, सवुिधाओ ं और आध्यात्मिक 
पर्यटन अनभुवों को बढ़ाता ह।ै

•	 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सरंक्षण 
प्रयास

	� अधिकार: बौद्ध स्मारकों और स्थलों की सरुक्षा 
और संरक्षण करना।

	� कार्यवाही:

	� संरक्षित बौद्ध स्थलों का संरक्षण।

	� शौचालय, पेयजल, पार्किं ग, रास्ते, साइनेज, 
बेंच, रैंप और व्हीलचयेर जैसी आगंतकु 
सवुिधाओ ंका विकास।

भारत में प्रमुख बौद्ध स्थल विकासाधीन

•	 लंुबिनी (नेपाल): बदु्ध का जन्मस्थान (भारतीय बौद्ध 
स्थलों से जडु़ा हुआ)।

•	 बोधगया (बिहार): बदु्ध का ज्ञानोदय स्थल।

•	 सारनाथ (उत्तर प्रदेश): प्रथम उपदशे.

•	 कुशीनगर (उत्तर प्रदेश): बदु्ध का महापरिनिर्वाण.

•	 राजगीर और नालंदा (बिहार): बौद्ध शिक्षण कें द्र।

•	 सांची (मध्य प्रदेश): स्तूप और स्मारक।

बौद्ध पर्यटन विकास का महत्त्व

•	 भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है: वैश्विक 
मचं पर भारत की सांस्कृति क और ऐतिहासिक बौद्ध 
विरासत को मजबतू करता ह।ै

•	 धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाता है: 
बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को प्रोत्साहित करता 
ह,ै विशषे रूप से चीन, जापान, श्रीलका, थाईलैंड और 
म्यांमार से।

•	 आर थ्िक लाभ: पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार, राजस्व और 
बनुियादी ढाँच ेका विकास होता ह।ै

•	 विरासत को सरंक्षित करता है: प्राचीन बौद्ध स्मारकों 
के संरक्षण और रखरखाव को सनुिश्चित करता ह।ै

Source: PIB
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भिवंडी में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज 
मंदिर
समाचार में

•	 महाराष्ट्र के मखु्यमतं्री दवेेन्द्र फड़णवीस ने ठाण े के 
भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले 
भव्य मदंिर का उद्घाटन किया।

मंदिर के बारे में

•	 मदंिर का डिज़ाइन वास्तुकार विजयकुमार पाटिल ने 
बनाया ह ैऔर यह 2,500 वर्ग फ़ीट में फैला ह,ै जिसकी 
5,000 वर्ग फ़ीट की सीमा किले जैसी ह।ै 

•	 इसमें शिवाजी महाराज की 6.5 फ़ीट की मरू्ति ह,ै जिसे 
अरुण योगीराज ने गढ़ा ह,ै जिन्होंने अयोध्या में राम मदंिर 
की मरू्ति भी गढ़ी थी। 

•	 मदंिर के डिज़ाइन में किल के तत्व शामिल हैं, जिसमें 42 
फ़ीट का प्रवेश द्वार, बरु्ज और निगरानी मार्ग शामिल हैं। 

•	 सीमा के अदंर, 36 खडंों में शिवाजी महाराज के जीवन 
के महत्त्वपरू्ण क्षणों की मरू्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज

•	 शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी में हुआ था। 

•	 मराठा शक्ति के उदय में वे प्रमखु व्यक्ति थे।

•	  उन्हें एक दयाल ुशासक के रूप में याद किया जाता ह,ै 
जो अपनी ईमानदारी, धार्मिक सहिष्णुता, दशेभक्ति और 
जन कल्याण पर ध्यान कें द्रित करने के लिए जाने जाते हैं।

•	  शिवाजी का शासन हिदं ू स्वशासन (हिदंवी स्वराज्य) 
और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर कें द्रित था। 

•	 “अष्टप्रधान” मतं्रिपरिषद के गठन सहित उनके प्रशासनिक 
नवाचार प्राचीन हिदं ू राजनीतिक अवधारणाओ ं पर 
आधारित थे। 

•	 उन्होंने वंशानगुत कार्यालयों को समाप्त कर दिया और 
बिचौलियों को नियत्रण में रखकर किसानों का कल्याण 
सनुिश्चित किया।

Source :IE

भारत में सांस्कृ तिक विरासत का 
डिजिटलीकरण
सन्दर्भ में

•	 राष्ट्रीय स्मारक एवं परुावशषे मिशन (NMMA) का 
उद्देश्य एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना ह,ै 
जिससे भारत की समदृ्ध सांस्कृति क विरासत का संरक्षण 
सनुिश्चित हो सके।

परिचय

•	 भारत मरू्त विरासत के सबसे बड़े भडंारों में से एक ह,ै 
जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर औपनिवेशिक 
काल तक के स्मारक, स्थल और परुावशषे शामिल हैं।

•	 हालांकि ASI, राज्य परुातत्व विभाग और INTACH 
जैसे विभिन्न संगठनों ने इस विरासत के कुछ हिस्सों का 
दस्तावेजीकरण किया ह,ै लेकिन बहुत कुछ बिखरा हुआ 
या अलिखित ह।ै एकीकृत डेटाबेस की अनपुस्थिति 
अनसुधंान, संरक्षण और प्रबंधन को चनुौतीपरू्ण बनाती ह।ै

राष्ट् रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (NMMA)

•	 2007 में स्थापित, NMMA भारत की निर्मित विरासत 
और परुावशषेों के डिजिटलीकरण और दस्तावेज़ीकरण 
के लिए ज़िम्मेदार ह।ै

•	 बजट आवंटन: वित्त वर्ष 2024-25 में NMMA के 
लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए।

•	 उद्देश्य: बेहतर प्रबंधन और अनसुंधान के लिए निर्मित 
विरासत, स्मारकों और परुावशषेों का राष्ट्रीय डेटाबेस 
तैयार करना और उसका दस्तावेज़ीकरण करना।

•	 भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य विभागों और 
अन्य हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना।

प्राचीन स्मारक क्या है?

•	 AMASR अधिनियम 1958 के अनसुार, “प्राचीन 
स्मारक” का तात्पर्य किसी भी संरचना, निर्माण या 
स्मारक, या किसी टीले या दफनाने के स्थान, या किसी 
गफुा, चट्टान की मरू्ति, शिलालेख, या एकाश्म से ह,ै 
जो ऐतिहासिक, परुातात्विक, या कलात्मक रुचि का 
ह ैऔर जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में ह।ै
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प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष 
अधिनियम 1958

•	 इसे संसद द्वारा इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया 
था कि “प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा राष्ट्रीय 
महत्त्व के परुातात्विक स्थलों एवं अवशषेों का संरक्षण 
किया जा सके, परुातात्विक उत्खननों का विनियमन 
किया जा सके तथा मरू्तियों, नक्काशी तथा अन्य ऐसी 
ही वस्तुओ ंका संरक्षण किया जा सके।”

विरासत संरक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकियो ंकी भूमिका

•	 3डी स्कैनि ग और फोटोग्रामटे्री प्राचीन संरचनाओ ंऔर 
कलाकृतियों के सटीक डिजिटल मॉडल बनाती ह।ै यह 
उम्र बढ़ने, पर्यावरणीय क्षति या आपदाओ ंके कारण होने 
वाली हानि को रोकता ह।ै 

	� उदाहरण : अजंता की गफुाओ ं और हम्पी को 
संरक्षण के लिए डिजिटल रूप से मपै किया गया ह।ै

•	  AI-आधारित बहाली तकनीक ऐतिहासिक रूप से 
महत्त्वपरू्ण स्थलों का पनुर्निर्माण करती ह।ै

	�  उदाहरण: नालंदा विश्वविद्यालय और हम्पी के 
विरुपाक्ष मदंिर का वस्तुतः पनुर्निर्माण किया गया ह।ै 

•	 AI एल्गोरिदम ऐतिहासिक शोध के लिए प्राचीन 
लिपियों, चित्रों और कलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं। 

	� उदाहरण: बख्शाली पांडुलिपि (शनू्य का सबसे 
परुाना रिकॉर्ड किया गया उपयोग) को अध्ययन के 
लिए डिजिटल रूप से बढ़ाया गया था।

Source: PIB

केसर
समाचार में

•	 भारत ने मिशन सैफरन पहल के अतंर्गत जम्मू और 
कश्मीर के पंपोर के बाद परू्वोत्तर क्षेत्र को अगले केसर 
उत्पादन कें द्र के रूप में पहचाना ह।ै

मिशन केसर पहल

•	 लॉन्च: 2010-11 (शरुुआत में जम्मू और कश्मीर के 
लिए)।

•	 उद्देश्य: वित्तीय, तकनीकी और अवसंरचनात्मक 
सहायता प्रदान करके केसर की खतेी को बढ़ावा दनेा।

•	 विस्तार: 2021 से, इसे NECTAR द्वारा “केसर बाउल 
परियोजना” के तहत परू्वोत्तर (सिक्किम, अरुणाचल 
प्रदशे, मघेालय) तक विस्तारित किया गया ह।ै

	� उत्तर परू्व को अपनी उपयकु्त कृषि-जलवाय ु
परिस्थितियों के कारण केसर की खतेी के लिए एक 
संभावित विकल्प के रूप में दखेा जाता ह।ै

	� केसर की खतेी का विस्तार बेहतर आपरू्ति और 
मलू्य स्थिरता सनुिश्चित करता ह।ै

केसर की खेती के बारे में

•	 वैज्ञानिक नाम: क्रोकस सैटिवस (केसर क्रोकस)।

•	 उपयोग किया जाने वाला भाग: फूल का कली, जिसे 
केसर बनाने के लिए सखुाया जाता ह।ै

•	 बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ:

	� ऊँचाई: समदु्र तल से 2,000 मीटर ऊपर।

	� मृदा का प्रकार: दोमट, रेतीली या चनूायकु्त मदृा 
जिसका pH 6-8 हो।

	� जलवायु:

	� गर्मियों का तापमान: 40°C से नीच।े

	� सर्दियों का तापमान: -20°C जितना कम।

	� अच्छी जल निकासी वाली मदृा के साथ शषु्क से 
मध्यम जलवाय ुकी आवश्यकता होती ह।ै

•	 वर्तमान उत्पादन: 

	� कश्मीर केसर (पंपोर, पलुवामा और बडगाम में 
उगाया जाता ह)ै को भौगोलिक संकेत (GI) टैग 
प्राप्त ह।ै 

	� भारत का केसर उत्पादन वर्तमान में सीमित ह,ै 
जिससे मांग को परूा करने के लिए आयात करना 
आवश्यक हो गया ह।ै

उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुँच कें द्र 
(NECTAR)

•	 स्थापना: 2014.

•	 शासी निकाय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
(DST), भारत सरकार के अतंर्गत स्वायत्त संस्थान।
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•	 कार्य:

	� परू्वोत्तर में कृषि, बनुियादी ढाँच े और आर्थिक 
विकास के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों 
को बढ़ावा दनेा।

	� क्षेत्र में केसर बाउल परियोजना के लिए कार्यान्वयन 
एजेंसी।

Source: PIB

पुनर्बीमा(Reinsurance)
समाचार में

•	 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
(IRDAI) ने प्रथम निजी पनुर्बीमा कंपनी, वैल्यूएटिक्स 
रीइशं्योरेंस को मजंरूी द ेदी ह।ै

पुनर्बीमा क्या है?

•	 परिभाषा: पनुर्बीमा एक जोखिम प्रबंधन तंत्र ह,ै जहाँ 
एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी 
अन्य बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती ह,ै जिसे 
पनुर्बीमाकर्ता कहा जाता ह।ै 

	� इससे बीमाकर्ताओ ं को प्राकृतिक आपदाओ ं या 
बड़ी दरु्घटनाओ ंजैसे बड़े दावों से होने वाले वित्तीय 
नकुसान को कम करने में सहायता मिलती ह।ै 

•	 बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पनुर्बीमा) 
विनियम, 2018 के तहत IRDAI द्वारा विनियमित।

•	  महत्त्व: बड़े भगुतान, जोखिम विविधीकरण के कारण 
बीमाकर्ताओ ंको दिवालियापन से बचाता ह ैऔर बाजार 
के विकास को बढ़ावा दतेा ह।ै

Source: BS

भारत का वस्तु व्यापार घाटा
संदर्भ

•	 वाणिज्य एवं उद्योग मतं्रालय के आकंड़ों के अनसुार, 
भारत का वस्तु व्यापार घाटा 42 महीने के निचले स्तर 
पर पहुचँ गया ह,ै जो फरवरी 2025 में 14.05 बिलियन 
डॉलर पर पहुचँ जाएगा।

गिरावट के पीछे प्रमुख कारक

•	 सोने और चांदी के आयात में कमी: सोने और चांदी 
का आयात घटकर 2.7 बिलियन डॉलर रह गया, जो जनू 
2024 के बाद सबसे कम ह।ै

•	 कच्चे तेल का आयात कम: कच्चे तेल का आयात 
11.89 बिलियन डॉलर का हुआ, जो पिछले वर्ष की 
इसी अवधि की तलुना में 30% की कमी दर्शाता ह।ै

	� इसका संबंध अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की 
कीमतों में गिरावट और घरेल ूमांग में कमी से ह।ै
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•	 कुल आयात सकुंचन: कुल आयात 22 महीने के 
निचले स्तर $50.9 बिलियन पर आ गया, जो साल-दर-
साल 16.3% की गिरावट दर्शाता ह।ै 

	� यह मोती, कीमती पत्थरों और कोयल सहित 
विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ ह।ै

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

•	 मजबूत व्यापार स्थिति: व्यापार घाटे में कमी से बेहतर 
व्यापार प्रबंधन और आयात पर निर्भरता में कमी का 
पता चलता ह,ै जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को 
बल मिलता ह।ै

•	 मुद्रा स्थिरता: कम व्यापार घाटा भारतीय रुपय पर दबाव 
को कम कर सकता ह,ै जिससे वैश्विक अनिश्चितताओ ंके 
बीच मदु्रा स्थिरता में योगदान मिलता ह।ै

•	 नीतिगत निहितार्थ: डेटा आयात निर्भरता को कम करने 
और घरेल ूउत्पादन को बढ़ावा दनेे के उद्देश्य से सरकारी 
नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता ह।ै

Source: TH

गेहूँ उत्पादन चक्र पर हीट वेव का प्रभाव
समाचार में

•	 भारत में 124 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी का महीना 
रहा तथा मार्च में भी सामान्य से अधिक तापमान रहने 
की आशकंा ह,ै जो गेहू ँकी कटाई के मौसम के साथ 
सामजंस्य खाता ह।ै

भारत में गेहूँ उत्पादन

•	 गेहू ँपंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदशे जैसे उत्तरी राज्यों 
में उगाई जाने वाली रबी की फसल ह।ै 

•	 अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाने वाली गेहू ँ की 
फसल फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती ह।ै 

•	 किसानों की खाद्य सरुक्षा के लिए गेहू ँ महत्त्वपरू्ण ह,ै 
क्योंकि फसल का एक हिस्सा घरेल ूखपत के लिए रखा 
जाता ह।ै 

•	 रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य रखने के बावजदू सरकार ने 
2025-26 के लिए 30 मिलियन टन गेहू ँखरीद का लक्ष्य 
रखा ह।ै

नवीनतम रिपोर्ट

•	 हिदं महासागर के गर्म होने से लंबे समय तक हीट वेव 
चल सकती हैं और भारत के मानसनू पैटर्न में बदलाव 
आ सकता ह,ै जिससे रबी की फसल के मौसम में दरेी 
हो सकती ह।ै

•	  गेहू ँ की दरेी से बवुाई के परिणामस्वरूप महत्त्वपरू्ण 
विकास चरणों के साथ हीट वेवओवरलैप हो सकती हैं, 
जिससे उपज पर अधिक प्रभाव पड़ सकता ह।ै

गेहूँ उत्पादन चक्र पर हीट वेव्स का प्रभाव

•	 गर्मी के कारण फूल जल्दी आते हैं, पकने की प्रक्रिया तेज़ 
होती ह,ै और अनाज का आकार और स्टार्च की मात्रा 
कम हो जाती ह,ै जिससे गेहू ँकी उपज और गणुवत्ता कम 
हो जाती ह।ै

•	 उच्च तापमान के कारण अनाज में प्रोटीन की मात्रा बढ़ 
जाती ह,ै लेकिन स्टार्च कम हो जाता ह,ै जिससे वे सख्त 
हो जाते हैं और मिलिंग की गणुवत्ता प्रभावित होती ह,ै 
जिससे बाज़ार में कीमतें कम हो सकती हैं।

•	 कम पैदावार के जवाब में किसान उर्वरकों और 
कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे 
संसाधनों का अकुशल उपयोग हो सकता ह।ै

सुझाव

•	 जलवाय-ुप्रतिरोधी गेहू ँकी किस्में, बेहतर कृषि प्रबंधन 
और समय पर बवुाई से गर्मी के तनाव के प्रभावों को कम 
किया जा सकता ह।ै 

•	 दीर्घकालिक समाधानों में बेहतर कृषि पद्धतियाँ, मौसम 
की निगरानी और गर्मी प्रतिरोधी किस्मों का समर्थन 
करने वाली नीतियाँ शामिल होनी चाहिए।

Source: TH

जल की बंूदो ंमें ‘माइक्रोलाइटनिग’
समाचार में

•	 एक नए अध्ययन के अनसुार, पथृ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 
प्राकृतिक प्रक्रियाओ ंजैसे झरनों या लहरों के टकराने से 
प्रभावित हुई होगी।
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हालिया अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

•	 अध्ययन में पाया गया कि जब विपरीत रूप से आवेशित 
जल की बूंदें पास आती हैं तो “माइक्रोलाइटनिग” 
या छोटी-छोटी चिगंारियाँ बनती हैं और वे हाइड्रोजन 
साइनाइड, ग्लाइसिन और यरैूसिल जैसे कार्बनिक 
यौगिक उत्पन्न कर सकती हैं। 

•	 अध्ययन से पता चलता ह ै कि प्रारंभिक पथृ्वी पर, 
लहरों या झरनों से होने वाले सर्वव्यापी जल के छींटे 
आवश्यक कार्बनिक अणओु ं का उत्पादन कर सकते 
थे, जो संभावित रूप से मिलर-यरेू परिकल्पना से जडु़ी 
चनुौतियों पर नियत्रण पा सकते थे।

मिलर-उरे परिकल्पना

•	 इसे 1952 में स्टेनली मिलर और हरेोल्ड उरे ने प्रस्तावित 
किया था। 

•	 उन्होंने प्रदर्शित किया कि जीवन के लिए आवश्यक 
कार्बनिक यौगिक तब बन सकते हैं जब बिजली (जैसे 
विद्युत) जल और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 
जैसी गैसों के मिश्रण के साथ परस्पर क्रिया करती ह।ै 

•	 लेकिन उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि 
बिजली को समदु्री वातावरण में दरु्लभ और अप्रभावी 
माना जाता था।

Source: IE

पाई (π) दिवस
संदर्भ

•	 प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाता ह,ै जो 
गणितीय स्थिरांक π (पाई) के लिए एक श्रद्धांजलि ह।ै

•	 दिनांक (3/14) पाई के प्रथम तीन अकंों यानी 3.14 को 
दर्शाता ह।ै

पाई (π) के बारे में

•	 पाई (π) एक गणितीय स्थिरांक ह ैजो किसी वतृ्त की 
परिधि और उसके व्यास के अनपुात को दर्शाता ह।ै 

•	 यह एक अपरिमये संख्या ह,ै जिसका अर्थ ह ै कि इसे 
परिमित अशं या समाप्ति दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं 
किया जा सकता ह।ै 

•	 पाई लगभग 3.14159 के बराबर ह,ै लेकिन इसका 
दशमलव प्रतिनिधित्व बिना किसी दोहराव या पैटर्न के 
अनंत तक जारी रहता ह।ै 

•	 पाई को प्राचीन काल से जाना जाता ह ै और यह 
ज्यामिति, त्रिकोणमिति, भौतिकी और इजंीनियरिंग जैसे 
क्षेत्रों में महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाता ह।ै

पाई दिवस क्यों मनाया जाता है?

•	 गणितीय महत्त्व: पाई का उपयोग वतृ्तों, तरंगों और कई 
प्राकृतिक घटनाओ ंके सतू्रों में किया जाता ह।ै

•	 STEM शिक्षा को बढ़ावा देना: पाई दिवस विज्ञान, 
प्रौद्योगिकी, इजंीनियरिंग और गणित (STEM) में रुचि 
को बढ़ावा दनेे के अवसर के रूप में कार्य करता ह।ै

•	 ऐतिहासिक सयंोग: पाई दिवस अल्बर्ट आइसं्टीन (14 
मार्च, 1879) की जयंती के साथ सामजंस्य खाता ह।ै

Source: TH


